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 gat  तो  आने  वालो  सोढ़ी  हम  लोगों  को

 इसके  लिए  कभी  भो  माफ  नहीं  करेगी  ।

 माननीय  प्रवान  मंत्रों  श्रीमती  गांघी,
 जिनके  दिल  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  के

 लिए  सम्मान  है,  जिसका  प्रमाण  लोक  सभा
 के  इसी  सव  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  की
 पेंशन  बढ़ाकर  शरीर  उसे  सम्माननीय  बना
 कर  एक  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है,
 निवेदन  है  कि  इस  असाधारण  महत्व
 कार्य  में  उन  को  समाधि  को  रक्षा
 faa  व्यवस्था  करने  को  कृपा  करें

 इस  समाधि  की  रक्षा  किया  जाना  इसलिए
 को  श्राघश्यक  है  क्योंकि  वह  जाने  वालो

 पारसियों  के  लिए  प्रेरणा लोत  है  |

 -

 ह ल ह: ल

 उपाध्यक्ष  महोदय,  इस  राष्ट्रीय  महत्व
 के  कार्य  को  मैं  सदन,  सरकार  कौर
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  जानकार  के

 लिए  रख  रहा  हूंਂ

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Certain
 thinge  which  nave  been  r2adq  by  you
 have  not  been  approved  by  the
 Speaker.  Only  those  things  which
 have  been  approved  by  the  Speaker
 will  go  on  record.  This  is  for  your
 information.

 14.52  hrs.

 DOCK  WORKERS  (REGULATION
 OF  EMPLOYMENT)  AMENDMENT

 BHILL--Contd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 House  will  now  take  up  further  con-
 Sideration  of  the  Dock  Workers  (Re-

 ड
 -  Employment)  Amendment

 ill.

 श्री  गिरधारी  साल  आस  (रोल-
 वाड़ा)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  पिछले  शुक्रवार
 को

 मैंने  सपनो  बात  शुरू  की  थी  और
 अपनी  बात  पुरी  नहीं  कर  पाया  था  ।
 1832  LS—13

 Amdt.  Bill

 मैं  एक  बात  तो  यह  निवेदन  करना
 चाहता  ह  कि  यह  जो.  डाक  करकम

 रेगूलेशन  प्राफ  एम्पल  ममेट  एक्ट,  1948
 है,  यह  बहुत  पुराना  पड़  गया  है  ।
 इसलिए  इसके  जितने  भी  सेक्शन्स  हैं,

 उन  के  जरिये  से  अगर  इस  सारे  वक
 को  रेगुलेटर  करें,  तो  निश्चित रूप  से  बहुत
 सारी  कठिनाइयां इम  सम्बन्ध  में  उपस्थित
 हो  सात  हैं  ।  इ-लिए  मैं  बहुत  सारे

 सेक्शन्स  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  श्राप

 के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  इन  सारे
 सेक्शन्स  में  कुछ  तरमीम  होनी  चाहिए
 जिस  से  डाक  में  जो  कामगार  काम

 करते हैं,  उन  क़ो  सारी  सुविधाएं  मिल
 सकें  ।  मैंने  उस  दिन  श्राप  से  निवेदन

 किया  था  कि  बाक्स  के  अन्दर  जो  वर्क्स
 काम  करते  हैं,  उन  को  रेगूलर  करने  के
 लिए  पर्मानेन्ट  और  टेम्पोरेरी  को  क्पवस्था
 की  बात  इस  में  कही  गई  है  मगर  बाक्स

 में  गौर  भी  बहत  मारे  वर्कस  काम  करते

 हैं,  जिन  के  बारे  में  इस  में  कोई  व्यवस्था

 नहीं  क़ी  गई  है  जसे  प्रा  के  कैजुअल
 वर्क्स  हैं,  जो  वहां  काम  करते  हैं  या
 झोर  भी  तरह  के  नर्कस  हैं  जो  रेगुलर  या
 पमनिन्ट  एम्पलाइज  के  स्थान पर  काम
 करते  हैं  ।  वे  उन  के  स्थान  पर  काम
 करते  हैं  म्रंर  वे  श्राल्टरनेट  रूप  से  काम
 करते  हैं,  जिन  को  कुछ  स्थानों  पर  बदली
 के  नर्कर्स  के  नाम  से  पुकारा  जाता  है  ।

 इसके  साथ  साथ  कुछ  एसे  लोग  भी  होते
 हैं,  जो  एप्रेन्टिस  के  तोर  पर  डान्स  में
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 [श्री  गिरधारी  लाल  व्यास]

 इन्दर  होना  आवश्यक  है,  जिससे.  जो
 वकर्स वहां  पर  काम  करते हैं,  उन  को
 ठोक  प्रकार  से  वर्क  मिल  सके  ओर  जितने
 aaa  उन  को  मिलने  चाहिए.  उतने
 aaa उन  को  मिन  सहें  ।

 इम  में  एक  प्रावधान  यह  दिया  गया

 है  कि  कोई  भी  कर  है,  जिस  को  काम
 नहीं  मिलेगा,  तो  उस  को  सीनियर  वेजेज

 दिये  जायेंगे  ।  मिनिमम  वेजेस  क्या  होंग े।
 आज  जो  रे्लर  कर्क  करते  हैं,  उन  को

 10,  15  या  20  रुपये  रोज  मिलता  है  ।

 अगर  वक  नहीं  मिलता  है,  तो  काम के
 अभाव  के  इन्दर  निश्चित  रूप  से  ऐसी

 साधन  न  हो  जिन  को  वजह  से  कारखाना
 न  चल  सके,  तो  उस  प्रकार  की.  व्यवस्था

 में  तो  उन  को  वेजेस  नहीं  मिलेगा  लेकिन

 यहां  पर  काम  के  अभाव  में  मिनीमम
 aaa  देने  को  बात  कहीं.  गई  है,  वह
 निश्चित रूप  से  ठीक  नहीं  है  ।  उनको
 भो  उसी  प्रकार  से  पैमा  मिलना  चाहिए
 जिस  प्रकार  से  उन  लोगों  को  मिलता

 है  जो  कि  वहां  रेगूलर  तरीके से  काम

 arr  हैं,  उनके  प्रतिनिधि  भी  इसमें

 रखे  जायेंगे शर  उनके  माथ  साथ  गवर्नमेंट

 के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  होंगे  ।  जहां  तक
 वर्कस  का  ताल्लुक है  उनका  इसमें  पूरी
 तरह  से  पार्टिसिपेट  होना  चाहिए  ।

 झगर  बाप  वकर्स  को  सारी  सुविधाएं
 देना  चाहते  हैं  ओर  उन्हें  पूरी  तरह  से

 AUGUST  11,  1980  lati

 (Regulation of Amdt. Bill
 आ.

 पारटिसिपेशन  देना  चाहते  हैं  तो  ध्रापकों
 यह  देखना  है  कि  वकर्स  के  रिप्रेजन्टेटिप्ज

 इसमें  माइनॉरिटी में  न  रहें  ।  भाप  इसमें
 we  बड़े  भ्रमणकारी  नियुक्त  कर  देंगे,
 एम्प्लाइज  के  रिप्रेजन्टेटिग्ज  उसमें  ध्रायंगे  ।
 इस  तरह  से  डाक  वर्कर्स  के  रिप्रेजेन्टेटिव्ज
 जो  होंगे  वे  माइनॉरिटी में  रह  जायगे  |
 इस  तरीके  से  वर्कर  के  हितो  का  ठीक

 प्रकार  से  ख्याल  नहीं  रखा  जा  सकेगा  |
 इसलिए  मैं  श्राप  से  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  डाक  वर्क्स  के  हितों  का  आपकी
 पूरी  तरह  से  ख्याल  रखना  चाहिए  कौर
 उनके  इसमें  आधे  र्प्रिजेन्टटिव्ज  होने
 चाहिएं  ।  चेयरमन  भी  गवर्नमेंट  नॉमिनेट
 करेगी  ।  चेयरमेन  भी  वर्कसं  को  तरफ  से

 होना  चाहिए ।  ऐसा  चेयरमेन  होना  चाहिए
 जो  कि  वर्षीय  को  रिप्रेजेंट  करे  ताकि  वह

 ate  के  हितो  का  भ्रमणी  तरह  से  ख्याल
 रख  सके  ।

 दूसरा  मेरा  निवेदन  यह  हे  कि  जो
 वर्कस  वहां  काम  करने  वाले  हैं,  काम
 करते  वकत,  मान  लीजिए,  किसी  प्रकार

 को  एक्सीडेंट  हो.  जाना  है.  या  क्सी
 शर  प्रकार  को  केजुअल्टी  हो  जाती  है।

 या  उनका  किसी  श्र  प्रकार  का  नुक्सान

 हो  जाता  है.  किसी
 की

 मृत्यू
 हो

 जाती
 है  तो  उसके  कम् पेन सेशन के  बारे  में  इस

 विल  में  कोई  प्रावधान  नहीं  है,  न  कौर
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 भी  प्रतिनिधि  रहते  हैं  ।  इनके  लिए

 एक  इंडीपेंडेंट  कोर्ट  की  स्थापना  होनी
 चाहिए  ।  उसी  कोर्ट  के  जरिये  या  ट्र्ब्यु-
 नल  के  जरिये  से  जब  कोई  एम्प्लायर

 और  एम्प्लायी  के  बीच  में  विवाद  हो
 तो,  उसके  जरिये  से  ही  फैसला  होना
 चाहिए  ।  इससे  जल्दी  से  जल्दी  फैसला

 हो  सकेगा  कौर  जत्दी  से  जल्दी  लेबर  को
 इमदाद  मिल  सकेगी  ।  इसी  तरह  से
 लेबर  की  सुरक्षा  हो  सकती  है  ।  इस
 प्रकार  की  व्यवस्था  इसमें  की  जानी

 चाहिए ।

 वेल्फेयर फण्ड  के  बारे  में  भी  आपने
 जिक्र  नहीं  किया है  कि  आप  फण्ड  किस

 प्रकार  से  क्रिकेट  करेंगे  ?  अन्य  श्रौद्योगिक
 क्षेत्रों  में  कोयले  में,  माइका  में  जो  फण्ड

 स्थापित  किये  जाते  है  वें  रायल्टी  के  जरिये
 से  किये  जाते  हैं  ।  इस  बारे  में  न  तो  एक्ट

 में  कोई  प्रावधान  है  भोर  न  इस  श्रमेंडमेंट
 बिल में  किसी  प्रकार  का  प्रावधान है  कि

 फण्ड  स्थापित  होगा  तो  वह  किस  प्रकार
 से  होगा  कौर  कितना  होगा ?  श्राप  किस
 सरकार  की  बेल् फे ग्र  एक्टीविटीज  को  चाल

 करेंगे  मरोर  क्या  इन्हें  भी  वें  सारी  सुविधायें
 प्रदान  करेंगे  जो  कि  अन्य  क्षेत्रों  के  वर्क्स

 को
 दी

 जाती  हैं  ?  इस  प्रकार  का  कोई
 जिंक  इसमें  नहीं  किया  गया  है  ।
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 ठहरा  देते  हैं  भार  कह  देते  हैं  कि  उनकी

 भूल  को  वजह  से  ऐसा  गलत  काम  हुआ
 है  कौर  सो  दौ  सौ  रुपया  उसके  ऊपर

 फाइन  कर  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  का

 दिया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  के

 वेलफेयर  एक्टिविटीज के  सम्बन्ध  में
 आपने  तीन  चार  बात  रखी  हैं  ।  उस
 में  हाउसिंग  हैं,  मेडिकल  हैँ,  एसंशियल
 आर्टिकल देना,  स्कालरशिप  आदि  का

 fos  किया  है  ।  इसके  साथ  साथ  पन्य
 भोर  साधनों  की  भी  आवश्यकता होती  हूँ

 उन  साधनों की  भाप  किस  प्रकार  से
 व्यवस्थ  करेंगें  ?  निश्चित  रुप  से  कोई  न

 कोई  व्यवस्था  इन  मजदूरों  के  बच्चों,
 इनके  परिवार  वालों  तथा  दूसरे  वहां

 रहने  वालों  की  भलाई  के  लिए  होनी
 चाहियें  ।  ऐसी  वैलफेयर  एक्टिविटीज  को

 चलाया.  जाना.  चाहियें  जिससे.  उनको

 एक्सट्रा  इनकम  हो  सके  ।  उनको  सिखाया

 पढ़ाया.  जाना.  चाहिये ।  जो  कार्य  दूसरे
 बैलफेयर  फंडज  के  जरिये  किए जा.  रहे

 हैं  शौर  उनके  बारे  में  जो  प्रावधान  उन

 फंड  में  हैं,  वे  यहां  भी  होने  चाहिये
 ।
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 [श्री  गिरधारी लॉल  व्यास]

 श्रब  मैं  बोर्ड  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 कहना  चाहता  हूं  ।  दफा  6  सी  बी  में
 आपने  प्रावधान  किया  है  कि  बार्ड  मगर

 कोई  भी  गलती  करता  है  या  वह  कोई
 इरेग्यलैरिटी कर  देता  है  तो  गवर्नमेंट

 उसको  रेग्युलराइज कर  देगी  ।  यह  नहीं
 होना.  चाहिये  ।  कोई  भी  आदमी  जो

 बोर्ड  में  रहता  है  वह  कोई  गलत  काम  करता
 है,  इरेग्युलैरिटी करता  है  तो  निश्चित  रूप
 से  इसकी  जिम्मेदारी उसके  ऊपर  फिक्स
 होनी  चाहिये  प्रौढ़  उसको  इसकी  सजा
 मिलनी  चाहिये  ।  उस  ने  इस  प्रकार  से

 न्लग  का  कंजरवेशन  करके  जो  गलती  की

 है.  उसको  उसको  सजा  मिलनी  चाहिये
 |

 4  3  4  ्  र

 भ्र व्यवस्था यें  होती  हैं  उनको  श्राप  रोक

 नहीं  पायेंगे  ।  इसकी  उन  के  ऊपर  रिस-
 पांसिबिलिटो  फिक्स  होनी  चाहिये  ।  जो
 डिफकटिव  काम  करे,  जो  इरेग्युलरिटी
 करे,  फंडज  का  दुरूपयोग करें  निश्चित  रूप

 से  उसके  खिलाफ  सल  कारवाई  होनी
 चाहिये  कौर  उनकों  सजा  मिलनी  चाहिये  ।

 15.04  hrs.

 (Sarr  Sarvras  V.  Patt.  in  the  Chair]

 scanfatea rat  सम्बन्ध  में  आपने
 8  (2)  (एफ)  प्रावधान  इस  में  दिया

 ges  कौन  से  कारण  हूँ  जिन  को  वजह
 ane  डिस् क्वालिफाई  हो  जाएगा  ठसका

 आपने  जिक्र  नहीं  क्या  है।  एक्ट  में  भी
 इसके  बारें.  में  कोई  ध्यवरथा.  नहीं  है।
 सका  मतलब  यह  हु्रा  किश्नापने  खुली
 छुट  देदी  है  जिससे  किसी के  भी  जिस-
 बबालिफाई  किया  जा  सकता है  श्रेय  उस.  को
 नम्बर रहने  लायक  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।

 AUGUST  11,  1980  (Regulation  of  392 Amdt.  Bill

 इसलिए  डिसक्व।लीफिकेशन  के  सम्बन्ध  में
 उसका  विवरण  होना  चाहिये  कि  इस
 प्रकार  को  कारवाही  करने  वाले  के
 साथ  एक्शन  हो  सकता  है  ।  जब  तक
 यह  व्यवस्थाएं  नहीं  उनका  निध्चिट्तर के
 से  इ  नने.  बिना  बीसी  भी  आदमी  को  मेम्बर-
 शिप  से  हटाया  जा  सकता  है  जे  नः  ठक
 प्रकार  से  काम  करना  है  ।  यह  सरी
 व्यवस्थाएं  डाक  व्न्स  के  लिये.  ह्दग्फक़ा
 करनी  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  डावर  में  जिम

 प्रकार  की  अन्य  ध्व्यवस्थ,एं  ब्याज  है,  उनको
 भी  झपकी  देखना है  उने  हितों में  सम्वन्ध
 मे ंजब  हम  ध्यान  रखते  है  तो  उनरे
 कर्तव्यों  ने;  प्रति भी  हमारी  जिनमें। री  है  ।

 राज  कलकत्ता  में  क्या  हो  रहा  है  ?

 वहां  डावस  मे  व्यापारी  लंग  झपना  सामान
 लेते  हुए  हिचकिचाते  है।  वहां  जंभी
 सामान  लजाते  हैं  बन्  गा यव हो जाता  है।
 वहां  रल  गे  डिब्बा  की  ए-एबक  क़ौल  तक
 गायब  हो  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की

 हालत  कलकता  के  भाव.  पार्ड  को  है।

 एसी  स्थिति  अन्य  डाल-यास  म  भी

 our  मेदा  होती  है  तो  उससे  श्रमिक

 विभाग  को बहुत  बड़ा  नुक़सान  होता  हैं
 झं।ररसको  प्राप्ति  भो  खराब  होती  ह
 कलकत्ता  में  आज  स  5,10  साल

 पहल  जितना  सामान  बाक्स  के.  जा्ये

 भेजा  जाता  था  राज उर  क़ो  पर सा टेज में
 कितनों  गिरावट  कराई  है  यह  देखने  को

 बात  है।  कलकत्ता  के  सम्बन्ध  में  तो

 मैंने  अखबा  में  पढ़ा  था  इसलिये मैंने
 आपसे  फ़िद्दन  किया  है,  दूसरी  जगहपर
 भिलार्ई  ऐसी  ही  हालत  हगी  ।  वहा  जां

 यूनियन  है  उससे  डावर  के  लंग  प्रभावित

 होते  हैं  ।  उस  यूनियन  के  लोग  वहां  किस

 प्रकार का  काम कर रहे  हैं-सी  प्रकार
 का

 व्यवहार  विया  जाताहै,  झगर  इस  सम्बध

 में  मंत्री  महंदय दय  ध्यान  नही  देगे  तो  झाक

 एक  बहुत  बड़ा  पोर्टो  जिसनें  जरिये.  सबसे

 ज्यादा  आमदनी  होती है  सबसे  ज्यादा

 लोडिंग  आर  अल-लोड  हता  है  वहू
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 समाप्त  हो  जापेगा  ।  वहां  इस  प्रकार  को

 भ्रव्यग्स्था  हों  जाती हैं  तो  निश्चित  तौर  से

 हमारे  देश  के  लिये यह  एक  ऐसी  प्रतिष्ठा

 सवाल  पदा  होता  है जिससे  हमारा
 सिर  शम  से  झुक  जाता  है।  इसलिये  इन
 व्यवस्थाओं  का  सही  तरीके  से  ठीक  करने

 के  य्रावश्यकता  है।

 way  में  काम  करने  वाल  FHA  का

 विक्टमाइजेशन  नहीं  किया  जाना  चाहिये;
 लकिनजोठी क  काम  नहीं  वार रहे  हैं  उनको
 तरफ  ध्यान  दिया  जान:  चाहिये।  इसक
 साथ  हो  एसी  व्यवस्था  भी  होनी  चा  लिये
 चीजों  वर्कर  ईमानदारी  से  काम  करता

 है  डाक  को  ऊना  उठाने  को  क.शिश
 करता  है.  उसक  प्रतिष्ठा  बढ़ाता है
 उसकों  भ्रवश्यक  लाभ  मिलना  चाहिये  1

 इत  बाता  क  निशचित  तौरपर  झ्रावश्यकता  है।

 जो  बातें  मेरे  सामने  arg  हैं  उनके
 सम्बन्ध  में  मैंने  वापस  निवेदन  किया  2
 कौर मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  fs
 जो  ग्रमेड्मट  वाले  हैं  इनसे काम  नहीं
 चलेगा  उनक.  पूरा.  बिल  इसके  वीरें
 मिलता  पड़ेगा  जिनमें  वक व॑ को सुविध।झों को  सुविधाएं
 यी  सम्बन्ध  में  सारी  बातें  ATER!  मेरा
 मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  वह  इस प्रकर  का

 पूरा  बिल.  संसद  के  सामने  लायें  ताकि
 कर्मचारियों  के  हितों  गन्नौर  वहां  के  व्यवस्था
 Fae  रुप  से  चल  सके  और  श्राप  के

 फंड  का  उपयोग  ठोक.  प्रकार  से
 हो  सके  ।  जब  तक  वहां  ऐसे  लोग  बठे
 रहेंगे,  जिन्होंने  कि  फंड्स  का  दुरुपयोग
 किया है  तो  निश्चित  रूप  से  फन्डस  का
 उपयोग  नहीं  होता  1

 _  अभी  भी  वहां  पर.  50  परसेन्ट
 TSR  फंड  का  उपयोग  अधिकारियों  पर
 खच  हों रहा  है  झीर  डाक  पर  काम
 करने  वाले  कर्मचारियों  क  सुविधाओं  के

 लिये  बहू  पोता  बिल्कुल  खर्चे  नहीं हों  पाता
 हैं,  इसको  तरफ  में  विशेष  तवज्जह
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 आपका  दिलाना  चाहता  हु  ।  मेरा  निवेदन दे
 कि  इन  सारी  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए  झाप
 एक  नया  बिल  लाइये  जिसके  जरिये  झाप
 इन  डाक-यास  के  लोगों  को  ज्यादा  से
 ज्यादा  सहूलियतें  दे  सकें  ।

 थो  मूल  चन्द  डागा  (पालो):  सभापति

 महोदय, मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता

 हूं  किजब  सबध्ाडिवेट  लजिस्लेशन  सम्बन्धी

 कमेटी  ने  उनका  ध्यान  झ्राक्षित  किया  ,तो

 उन्होंन  इस  एक्ट  में  झमेडमेंट  वार  दिया ।

 यह  काम  बहुत  दिनों  के  बाद  gar  दै,
 लेकिन  हो  गया,  इस  के  लिए  मैं  उन्हें  अन्य  हद

 देत।  हं।  मई  1980  गे  रोड  डाइजेस्ट

 में  प्रकाशित  एक  नाटिकल  के  एक  पैराग्राफ

 क;  झोर  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता

 हु:
 “One  prize-winning  slogan  coined

 by  a  Mazagaon  Dock  employee
 reads:  “We  can  make  a  hull,  but
 not  your  skull.”  Says  A.  9.  Abra-
 ham,  who  headed  Mazagaon’s
 safety  department  for  years,  “Only
 when  people  realise  that  human
 beings  are  irreplaceable  will  they
 really  become  safety  conscious.”

 मैं  इस  सारे  अमरीकन न  को  तो नहों  पढ़ना

 चाहता  हुं,  लेकिन  इसमें  बताया  गया  है  कि

 1972  में  17  9६  श्रादमियोंक!  दुर्घटनाओं  का

 शिकार  होना  पड़ा  ।  1978  में  यह  सख्या

 कुछ  वाम  हुई।  इस  झा टिकल  में  कहा  गया

 है  कि  हिन्दुस्तान  में  आदमी  वहुत  सस्ता  है
 कौर  मजदूरी  करने  वाले  व्यक्ति  को

 सेफ डी  कं,  तरफ  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दिवा

 जाता है।  उसमें  कहा.  गया है  :--
 “Every  one-and-three-quarter

 minutes,  somebody  gets  hurt  or
 maimed  in  an  Indian  factory.  Who
 is  to  blame,  and  how  can  the
 growing  number  of  victims  be  re-
 duced?”  eam.  od
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 [श्री  मूल  चन्द  डागा]

 इस  सम्बन्ध  में  19  जून,  1980 की  एक
 क्वेश्चन  किया  गया  था,  जो  इस  प्रकार  हूँ:--

 *  (2)  Whether  Government  have
 set  up  a  12Member  Wage  Panel  to
 go  into  the  demands  of  port  and
 dock  workers  for  wage  revision;

 (b)  If  so,  the  terms  of  reference
 of  the  panel  and  constitution  of  the
 panel;

 (८)  Whether  the  representatives
 of  the  workers  have  also  been
 associateq  with  the  pane!;  and

 (d)  When  the  report  of  the  panel
 is  like  to  be  submitted?”

 इस  क्वेश्चन  का  जवाब  बहुत
 लम्बा  चौड़ा  दिया  गया  था  ।  मुझे  यह
 बात.  अच्छी  लगी  कि  जो.  बाईपार्टाइट
 बेज  नेगोशिएशन्ज  होंगी  उनमें  एम्मा
 लाईज  को  भी  शामिल  किया  जायेगा  1
 जवाब  इस  प्रकार  था  :--

 “(a)  Government  have  set  up  a
 Bipartite  Wage  Negotiating  Machi-
 nery  with  10  representative,  each
 employers  and  workers  on  14-5-1980.

 (b)  The  Bipartite  Wage  Negotiat-
 ing  Machinery  will  negotiate  the  re-

 vision  of  the  existing  ‘wage  struc-
 ture’  including  all  matters  consider-
 ed  by  the  Wage  Revision  Committee
 for  Port  and  Dock  Workers,  and
 allied  matters  agreed  to  be  discussed
 by  the  Negotiating  Machinery,  for
 the  Class  III]  and  Class  IV  employees
 of  (a)  major  Port  Trusts;  (b)  Dock
 Labour  Boards;  (c)  Administrative
 Bodies,  of  the  Dork  Labour
 Boards...  .”

 “No  time  limit  has  been  fixed  for
 completion  of  the  negotiations  and
 arriving  at  a  Settlement.”

 लेकिन  इसमें  यह  नहीं  बताया गयाहै पि;
 किस  तारीख  तक  समझौता  हो  जायेगा 1
 यह  कदम  14  मई,  1980  को  उठाया

 AUGUST  11,  1980  (Regulation  of
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 गया  था  toate  कितने.  वर्ष  बोत
 बीत  चुके  हैं,  उसके  बाद  भी  कुछ  परिणाम
 नहीं  निकल  रहे  हैं।  मैं  यही  श्राप  से
 कहना  चाहता  था  ।  ऐक्ट  के  धंदर  जो
 आप  ने  संशोधन  कियया है  यह  बहुत  बरच्छा
 किया  है।  इस  से  एक  बहुत  बड़ा  वेलफेयर  फंड

 खुलेगा  अरर  उस  में  उन  के  वेलफ्यर  एक्टिव-
 सिटीज  के  लिए  काफी  धन  इक्ट्ठा  होगा।
 इसमें  श्राप  ने  बड़ी  होशियारी  से  यह  काम
 किया  कि  काई  भी  आदमी  कोट  में  नहों  जा
 सकता;  यह  बहुत  अचछा  किया  नहीं  तो
 शायद  एम्पलायसं  कट  में  चल  जाते  1
 झाप  ने  यह  भी  एक  सेफ्टी  का  स्टेप  लिया,

 इसके  लिए  ड्राप  धन्यवाद  के  पात्र  हैं।  लेकन

 मैं  जानना  चाहता है  कि  यह  जों  बाइ-पलटाइए

 एग्रीमेंट  है,  इस  में  कब  तक  यह  निर्णय  ले
 लगा.  ?  डाक  वकेसंक्टी को  सेफ्टी  वा  विशेष
 ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।  उनको  सिटी  का

 ध्यान  रखना  जरूरी  है  ।  इसीलिए  झा

 यह  फंड  कायम  किया  है ।  मेषराशि  करता

 हूं  कि  आप  डस तरफ  ध्यान  देंगे  ।

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  (Basir-
 hat):  This  Bill,  of  course,  on  the  face
 of  it,  is  of  a  technical  nature,  but  I
 would  like  to  take  this  opportunity  to
 Say  one  or  two  things.

 My  friend  Shri  Daga,  I  think,  is  4
 bit  misinformed.  He  does  not  perhaps
 know  that  this  Bill  is  not  going  to  lead
 to  the  creation  of  any  new  fund.  The
 funds  are  there  already.  There  was
 no  specific  provision  in  the  Act  and  the
 scheme  enabling  them  to  create  these
 funds,  and  that  is  now  being  included
 as  per  the  recommendation  of  the  Com-
 mittee  on  Subordinate  Legislation.
 Funds  for  welfare  purposes  of  the  dock
 workers  are  there.  They  are  created
 out  of  levies  which  are  imposed  on  the

 employers,  That  is,  on  the  stevedores
 and  the  shipowners.  The  point  is  that
 there  is  not  any  new  fund.  But  what
 I  wish  to  point  out  now  is  that  although
 this  Act  has  been  in  force  since  19

 ई
 and  32  years  have  passed,  the  urge?
 welfare  measures  for  which  these

 funds should  have  been  utilised,  of  which
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 think  the  two  most  important  are  hous-
 ing  and  hospitalisation,  have  not  been
 taken  so  far.  Let  the  hon.  Minister
 tell  us  what  has  been  done  in  ail  these
 years.

 There  is  no  housing  scheme  in  this
 country  for  the  dock  workers.  I  hope
 everybody  knows  that  there  is  a  dis-
 tincticn  between  the  workers  of  the
 Dock  Labour  Board  and  Port  Trust
 workers.  They  are  working  side  by
 side,  but  they  are  two  different  sets  of
 workers.  The  port  workers  are  em-
 ployees  of  the  Port  Commissioners  cr
 Port  Trusts,  and  they  do  not  actually
 get  on  to  the  vessels,  but  work  on  the
 shore  side.  After  the  Cargo  js  taken
 out  from  the  ships,  fhey  handle  them.
 This  Bill  refers  to,  the  workers  of  the
 Dock  Labour  Board  who  work  on
 board  the  vessel,  who  get  on  to  the
 vessel  and  take  the  cargo  out  of  the
 hatches  of  the  ship.

 For  example,  in  Calcutta,  to  which
 reference  has  been  made  by  ancther
 friend  here,  there  are  14.900  dock  wor-
 kerg  registered  under  the  Calcutta
 Deck  Labour  Board,  but  there  is  not
 One  single  house,  hut  or  quarter  built
 for  these  men  up  to  this  day  since
 1948,  ang  the  main  reason  for  this,
 apart  from  maladministration  and  the
 corrupticn  of  the  administration  of  the
 Dock  Labour  Board,  is  the  fact  that
 these  dock  workers  are  not  counted  in
 the  eyes  of  the  law  as  industrial  wor-
 kers  in  our  country.  They  are  rot
 classified  as  industrial  workers.  The
 Minister  knows  this  very  well.  Labour
 laws  as  they  exist  in  our  country  never

 rassified
 them  as  industrial  workers.

 56.0  who  are  employed  or  who  come
 within  the  definition  of  the  Factories
 Act.  Dock  workers  are  excluded.  If
 you  are  classified  as  an  industrial  wor-
 ker,  then  the  industrial  housing  sche-
 mes  which  are  formulateg  by  the  Gov-
 emment  and  for  which  Government

 pl
 financial  assistance,  become

 evailable,
 but  the  dock  workers  can-

 ०  take  any  advantage  of  these  indus-

 vial  housing  schemes  because  they

 ie,
 not  counted  as  industrial  workers

 Lae
 So,  it  was  the  job  of  the  Dock

 bode  Board  and  the  administrative
 165  of  these  Dock  Labour  Boards  to

 SRAVANA  20,  1902  (SAKA)  (Regulation  of  3908
 Amdt.  Bill  :

 utilise  this  welfare  fund  in  order  to
 construct  houses  for  these  workers,
 but  nothing  has  been’  done  till  this
 day.

 I  wish  Members  go  to  Calcutta  and
 see  the  conditions  in  which  these  dock
 workers  live,  the  horrible,  congested,
 stinking,  insanitary  hovels  in  the  bus-
 tees  where  they  have  to  live.  In  one
 room  15,  20  or  25  people  live,  because
 no  accommodation  is  available
 and  one  set  of  ioworkers  go
 to  work  in  the  day  time,
 in  their  absence,  the  people  who  are  to
 work  at  night,  are  sleeping  in  that  room
 and  when  those  people  go  back  from
 duty,  then  this  set  of  workers  goes  to
 werk  at  night  on  night-shift  and  then
 only  there  is  room  for  these  people  to
 lie  down  and  sleep.  This  is  the  con-
 dition  in  which  they  are.  No  housing
 facility  has  been  provided.  The  Gov-
 ernment  should  answer  this,  why  for
 all  these  years  so  much  neglect  has
 been  there  of  a  section  of  workers  who
 are  supposed  to  be  doing  a  very  vital
 job  for  this  country  and  without  whom
 no  ships  can  be  Joaded  or  unloaded  in
 any  of  the  major  ports  in  this  country.

 In  Bombay  there  is  some  meagre
 housing  for  the  dock  workers,  but  that
 is  also  absolutely  inadequate.  In  Cal-
 cutta,  there  is  no  housing  at  all,  not  a
 single  house.  So,  what  I  wish  to  say
 is  that  it  is  not  enough  to  come  for-
 ward  with  थ  technical  Bill  cf  this
 nature  saying  that  legally  and  formal-
 ly  there  should  be  a  provision  for  crea-
 tion  of  funds.  The  funds  are  there.
 But  the  point  is  that,  why  should  these
 dock  workers  not  be  brought  within  the
 purview  of  the  industrial  workers,
 why  should  they  not  be  on  par  with
 ether  workers  who  are  counted  as  in-
 dustrial  workers  so  that  they  can  be
 eligible  for  the  benefits  of  the  Govern-
 ment’s  Industrial  Housing  Schemes,  for
 which  the  Government  provides  money,
 provides  financial  assistance,  because
 it  is  quite  obvious  that  the  Dock  -
 our  Board  Administrative  bodies  and
 mmanagements  are  not  going  to  do  any-
 thing.  They  could  not  care  less.  There

 is  so  much  unemployment  unfortunate-
 ly  in  the  ports  and  docks,  so  many
 people  are  there  looking  for  jobs,  that
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 they  do  not  think  it  necessary  at  all  to
 provide  any  hcusing  or  any  suitable
 facility  for  them  at  all.  As  you  know,
 the  Dock  Labour  Board  workers  con-
 stitute  a  pool.  They  are  not  attached
 to  any  particular  employer,  fhey  are
 not  like  the  employees  of  Port  Trust.
 There  is  a  list  cf  Registered  workers,
 they  constitute  a  common  pool,  gangs
 of  workers  are  drawn  from  that  pool
 as  and  when  required.  When  the  ves-
 sels  come  to  the  port,  when  there  are
 enough  vessels,  then  most  of  the  peo.
 Ples  get  work.  When  the  flow  of  ves-
 sels  goes  down  in  a  particular  seascn
 or  month,  when  there  is  no  work,  then,
 of  course,  it  is  true  that  they  get  the
 minimum  guaranteed  pay  under  the
 Dock  Workers’  Schemes.  That  is  why
 it  has  been  provided.  But  they  are
 not  stable  employees  of  any  particular
 employer,  nobody  bothers  about  them,
 nobody  bothers  about  their  welfare
 facilities  at  all.  They  must  be  treated
 on  par  with  industrial  workers.  This
 Act  was  passed  in  1948  and  we  are
 now  in  1980.  I  think  it  is  high  time
 that  the  Government  should  tell  us
 why  this  kind  of  discrimination,  statu-
 tory  discrimination  against  these  dock
 workers  is  continued  te  be  practised.

 Then  the  other  point  I  wish  to  make
 is,  how  far  this  has  gone.  There  is  a
 Dock  Labour  Board  hospital.  Of
 course,  Mr.  Minister,  you  have  been  to
 Calcutta  severa]  times  and  seen.  There

 is  a  Dock  Labcur  Board  hospital  there,
 but  when  compared  with  the  hospital
 provided  for  the  Port  Trust  employees,
 I  should  say  that  it  compares  very  un-
 favourably.  Anyway,  in  that  Dock
 Labour  Board  hospital,  for  the  nurses,
 for  example,  for  the  female  nurses,
 who  are  employed  there,  there  are  no
 quarters.  They  have  to  live  miles  and
 miles  away  and  everybody  knows  what
 the  conditions  are  in  and  around  Cal-
 cutta.  They  have  to  go  everyday  20,

 30  or  40  miles  to  reach  their  place  of
 duty.  The  transport  system  is  on  the
 verge  of  breaking  down,  As  every
 body  knows,  the  congestion  is  so  much
 that  the  possibility  of  your  reaching
 the  place  of  work  on  time  has  become
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 a  nightmare  for  millions  of  office-goers
 and  factory-goers  in  Calcutta.  These
 nurses  who  are  supposed  to  be  on  duty
 promptly  and  punctually  to  look  after
 the  patient,  even  they  are  not
 provided  with  quarters  in  the
 hospital  compound.  There  is  not  थ
 single  quarter.  They  are  ladies,
 women  and  they  are  expect-

 ed  to  go  all  round  the  clock,  day  time
 and  night  time,  there  are  night  duties
 alsc—how  are  they  to  come  and  go?
 They  have  been  raising  this  qemand
 and  ventilating  this  grievance  for  a
 long  time,  but  nothing  has  been  done
 about  it.  The  hon.  Minister  knows
 that  things  have  come  to  such  a  pass
 that  the  administrative  body  of  Calcut-
 ta  Dock  Labour  Board  has  been  sus.
 pended,  it  has  been  suspended  at  pre-
 sent  on  grounds  of  corruption  and
 malpractices,  ।  hag  been  suspended.
 There  is  no  administrative  body  at
 present.

 AN  HON.  MEMBER:  Which  body?

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  Each
 Dock  Labour  Board  under  the  scheme
 has  got  an  administrative  body.  In
 that  administrative  body  labour  is  nol
 represented.  The  administrative  bocy
 consists  only  ०  the  employers—tne
 Chairman  of  the  Dock  Labour  Board
 and  the  representatives  of  the  emplo-
 yers.  Strangely  enough,  there  is  1:0
 representative  of  workers  on  that  ad-
 ministrative  body.  The  administrative
 body  in  the  Calcutta  Dock  Labour
 Board  stands  suspended  teday—he
 knows  it—on  grave  charges  of  corrup-
 tion  and  mal-practices.  All  the  unions,
 whether  it  15.0  a  Congress  union  or  4
 CPI  union  or  a  CPM  _  union  or  any
 union,  have  told  the  Minister,  “Pleas€
 don't  try  to  restore  this  corrupt  ad-
 ministrative  body  again.”

 We  are  told  that  certain  employers
 are  trying  to  put  pressure  on  the  Minis-
 try  also  to  see  that  they  are  cleared  of
 the  earlier  charges  and  the  body ८
 restored  so  that  they  can  go  on  merrily
 defalcating  the  funds  and  all  that
 which  are  supposeq  to  be  spent  for
 welfare  measures.  I  hope,  the

 ar
 ter  will  not  yield  to  amy  pressure  हक that  the  corrupt  administrative  body
 will  not  be  restored  or  reinstated.  7
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 an  attempt  is  made  to  restore  that  body,
 ]  am  afraid,  there  will  be  considerable
 lebour  unrest  again  in  the  port  in
 which  all  the  unions  without  any  kind
 of  distinction  are  unitedly  protesting
 against  the  effort  of  this  Board.

 Al]  I  want  to  say  finally  is  that  it  is
 very  invidious  also  to  have  this  kind
 of  contrast  in  the  welfare  conditions
 of  the  do¢k  workers  and  port  trust
 workers  who  are  working  side  by  side
 on  the  same  vessel  and  in  the  same
 area.  It  creates  an  irritant  in  the
 minds  of  dock  workers  for  no  fault  of
 theirs.  Why  should  they  be  denied  of
 any  king  of  housing  facilities,  proper
 hospitalisation,  proper  medical  facili-
 ties  and  so  on?  Why  should  their  re-
 presentatives  be  not  included  in  the
 auministrative  body?

 This  Billhas  got  nothing  in  it.  There
 is  nothing  centroversial  in  the  Bill.

 Of  course,  it  will  be  passed.  But  I
 would  request  him  to  take  this  matter
 very  seriously  and  see  to  it.  particular-
 ly,  that  dock  workers  should  be  in-
 cluded  in  the  definition  of  “industrial
 workersਂ  so  that  they  can  benefit  from
 the  housing  schemes  and  so  on  which
 the  Government  provides  financial  as-
 sistance  for  ang  that  these  glaring
 Scandals  which  are  going  on  in  the

 गाय
 Port,  particularly,  are  remov-

 ed.

 SHRI  XAVIER  ARAKAL  (Eruna-
 kulam):  Mr.  Chairman,  Sir,  this  is  the
 fourth  amendment  with  regard  to  this
 Act  of  1948.  The  first  was  in  1951,  the
 second  was  in  1962  and  the  third  was
 In  1970,

 While  the  fourth  amendment,  the
 amending  Bill,  was  moved,  the  hon,
 Minister  cited  some  reasons.  But
 having  experience  of  some  of  the  dock
 labour  problems,  I  went  through  the
 original  Bill  and  the  parent  01,  to
 find  out  what  were  the  objects  and
 Teasons  of  the  Bill  and  how  far  it  is
 Televant  to  the  present  conditions  of
 °Uur  country,

 woo  13th  September,  1947,  the  Bill
 aS  presented  by  Shri  Jagjivan  Ram.

 SRAVANA  20,  1902  (SAKA)  (Regulation  of  402
 Amdt.  Bill

 In  the  Statement  of  Objects  and  Rea-
 sons,  it  was  stated:

 “The  demand  for  dock  labour  is
 intermittent  depending  on  the  arrival
 and  departure  of  vessels,  the  size
 and  nature  of  their  cargo  as  well

 as  seasonal  and  cyclical  fluctua
 tions.”

 Another  reason  is  given  that  ४  “hard-
 ship  que  to  unemployment”.  Further
 on,  it  is  stated,  what  are  the  aims  of
 the  scheme.  One  is,  “registration  of
 dock  workers  with  a  view  to  securing
 preater  regularity  of  employment  and
 regulating  the  employment  of  dock
 workers,  whether  registered  or  not  in
 a  part.”  Further  down,  there  is  a  men-
 tion  of  “terms  ang  conditions  of  em-
 ployment”,  etc.  etc.

 MR.  CHAIRMAN:  The  hon.  Member
 may  continue  his  speech  tomorrow,
 We  are  taking  up  the  Discussion  un-
 der  Rule  193,

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  (SHRI  BHISHMA
 NARAIN  SINGH):  Sir,  if  I  may  make
 a  request,  this  Bill  is  a  small  Bill;  as
 a  matter  of  fact,  if  you  allow  half  an
 hour  more  to  discuss  this  Bill,  this
 Bill  will  be  over  and  then  we  can
 fake  up  the  next  item.

 MR.  CHAIRMAN:  I  shall  have  no
 objection,  if  the  House  agrees.  I
 think  the  House  agrees  to  that?

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  How  can
 We  guarantee  that  this  will  be  over
 in  half  an  hour?  This  may  not  be  over
 in  half  an  hour;  then  what  will  hap-
 pen  to  the  other  Motion?

 SHRI  BHISHMA  NARAIN  SINGH:
 That  Motion  will  be  taken  up.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  Are  you
 taking  the  responsibility  to  see  that
 this  will  be  over  im  half  an  hour?

 SHRI  BHISHMA  NARAIN  SINGH:
 I  cannot  do  that;  I  can  only  make  a
 request  to  the  Chair  and  if  the  Chair
 wants,  it  wil]  definitely  be  over.

 MR.  CHAIRMAN:  This  is  not  a  con.
 troversial  Bill.  That  is  why  ।  tried
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 to  collect  the  consensus  of  the  House
 and  it  seems  the  House  is  ready  to  do
 that.

 DR.  KARAN  SINGH:  (Udhampur):
 The  next  Motion  is  very  important.
 Provided  this  is  finished  in  half  an
 hour,  there  should  be  no  objection;
 but  it  should  not,  after  half  an  hour,
 drag  on  further.

 MR.  CHAIRMAN:  I  think  half  an
 hour  will  be  sufficient.  Two  hours
 were  allotted  but,  then....

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  I  think
 it  is  better  that  it  continues  tomorrow
 and  we  let  the  other  Motion  come.

 MR.  CHAIRMAN:  Now  that  we
 have  collecteg  the  consensus  of  the
 House,  let  us  stick  to  it.  The  House
 also  probably  warits ड  4  Now,  Mr.
 Arakal.  Only  the  salient  points.

 SHRI  XAVIER  ARAKAL:  I  will  not
 take  much  time.

 My  first  submission  is  that  this
 amendment  is  a  patch-work  on  an
 old  cloth.  The  entire  legal  system
 and  law,  relating  to  the  docks  and
 deck  workers  have  to  be  re-assessed
 and  re-evaluateq  and  a  new,  up-to.
 date  enactment  has  to  be  brought  in.
 The  previous  speakers  have  pointed
 Out  many  of  the  defects  in  our  sys-
 tem,  but  one  thing  that  I  would  like
 to  say  with  regard  to  this  Bill  is  this.
 Why  should  it  be  confined  to  cnly
 seven  ports?  Why  should  it  be  con-
 fined  to  major  ports  alone?  If  you
 refer  to  the  definition  of  dock  workers
 in  the  parent  Act,  it  is  a  term  which
 can  and  should  be  interpreted  in  a
 wider  sense.  It  says  ‘A  dock  worker
 means  a  person  employed  or  to  be
 employed  in,  or  in  the  vicinity  of....'
 and  it  goes  on.  I  wish  I  had  the
 time  to  read  it,  but  I  am  cutting  it
 short,

 My  first  request  is  that  there  should
 not  be  this  discrimination  of  taking
 only  seven  major  ports  while  we  have
 many  other  ports  as  well,  and  minor
 ports  also,  wherein  there  are  many
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 dock  workers.  We  should  have  a
 Comprehensive  approach.  I  hope  this
 Suggestion  will  be  taken  into  congj-
 deration  by  the  hon.  Minister.

 -4

 Another  point  is  that,  as  Mr.  Indre-
 jit  Gupta  hag  said,  we  should  be  tolg
 what  are  the  activities  of  the  Welfare
 Board,  how  mugh  money  they  have
 collected,  how  much  mroney  they  have
 spent  and  in  what  manner,  who  are
 the  recipients  and  how  far  it  has
 improved  the  condition  of  the  work.
 ers.  It  15  high  time  that  the  House  is
 told  what  are  the  activities  of  this
 welfare  scheme  and  its  relevance  to
 our  day  to  day  life.  Of  course  there
 is  a  Board  as  well  as  an  Adviso1y
 Committee.  But,  as  the  earlier
 speakers  have  pointed  out,  it  is  time
 to  have  another  look  at  them—-who
 are  those  people  in  this  Board  and
 who  are  managing  and  administering
 the  day  to  day  affairs  of  this  system.

 The  other  major  problem  ४  the
 poor  relationship  among  the  Port
 Trust,  the  dock  workers,  the  public
 and  the  officers.  This  poor  relations
 is  creating  untold  miseries  both  for
 the  workers  as  well  ०  for  the  public.
 May  I  cite  the  inciden;,  of  the  Cochin
 Port?  For  a  smal]  matter,  the  work-
 ers  were  forced  to  go  on  strike,  caus-
 ing,  every  day  a  loss  of  over  Rs.  5
 crores.  Is  it  a  small  amount?  What
 were  the  repercussions  of  that  inci-
 dent  on  the  development  of  this  coun.
 try  and  of  thay  area?

 Now,  there  is  थ  problem  at  the
 Calcutta  Port.  Due  to  non-payment
 of  some  salaries  and  wages,  the  ship
 is  held  up  there.  My  submission  1
 that  this  has  been  created  because  of
 the  poor  relations  between  the  Port
 Trust  and  the  dock  workers.  This  15

 something  which  can  be  avoided.

 Another  point  ।  would  like
 ८

 raise  is  that.  Under  whose  01701 + "पिही,
 and  supervision  does  the  Port  Teus
 area  come?  Who  is  the  authority  ser
 police  this  area?  Does  it  come  ाएंटा लर 11;
 the  Central  Government  or  does

 ।
 come  under  the  supervision  of

 ale
 State  Government?  If  the  518.0
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 Government  is  not  willing  to  extend
 its  help,  what  is  the  method?  My
 submission  is  that  the  por,  area
 should  be  brought  under  the  control
 of  the/Central  Govefnment.  There
 are  also  complaints  from  many  ship-
 owners  that  the  ships  are  not  properly
 looked  after  while  they  are  anchcred
 in  the  ports  and  that  the  cargo  js
 being  taken  away  ०  =  miscreants.
 Why  does  it  happen?  There  is  lot  of
 pilferage.  We  hear  many  complaints
 from  the  ship-owners.  I  would  like
 to  know  what  is  the  scheme,  what  is
 the  method,  by  which  we  can  prevent
 this.  Ag  I  said  earlier,  this  Amend-
 ment  is  only  a  patch-work  on  aa  old
 cloth.  You  have  to  bring  forward  a
 comprehensive  enactment.  Unless
 you  bring  forward  a  comprehensive
 enactment,  the  same  state  of  affairs
 will  continue.  Though  the  parent
 Act  was  enacted  in  1948,  we  have  not
 fone  further.

 495.0

 There  is  a  peculiar  system  among
 the  Dock  workers  with  regard  to
 their  employment.  May  be,  Mr.
 Indrajit  Gupta  knows  about  it.  It  is

 a  closed-door  system.  They  would
 not  allow  anybody  to  come  and  work
 there.  If  you  want  to  get  a  job
 there  you  have  to  pay  a  high  pre-
 mium.,.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  He  has
 to  be  a  registered  worker.

 SHRI  XAVIER  ARAKAL:  He  has
 to  be  a  registered  worker;  he  has  to
 tome  under  the  scheme.  Suppuse  he
 15  not  a  registered  worker,  he  does
 Not  come  within  the  ambit  of  the
 Scheme,  There  is  employment  cppor-
 tunity,  but  it  ig  not  easy  to  get  emp-
 loymeny  under  the  present  conditions
 in  many  of  these  ports.

 Therefore,  my  submission  is  that,
 though  we  are  validating  something
 which  cught  to  have  been  done  earlier
 "with  regard  to  the  financial  aspect  of
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 the  Dock  Labour  Board—,  it  is  high
 time  that  we  look  into  the  other  as-
 pects  also  and  try  to  bring  forward
 a  comprehensive  enactment  taking  all
 the  aspects  intg  consideration.

 With  these  words,  I  support  this
 Amendment,

 15.39  brs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE—
 Contd,

 Report  or  Dinesu  Sinch  CoMMITTEE
 ow  TRIPURA  AND  a  STATEMENT

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS

 (SHRI  YOGENDRA  MAKWANA):
 1  have  great  pleasure  in  laying  the

 Report  of  the  Dinesh  Singh  Committee
 on  Tripura  on  fhe  Table  of  this  House.
 In  view  of  the  urgency  of  the  matter

 and  also  of  the  bulk  of  the  Report
 alongwith  its  annexure,  it  has  not

 been  possible  to  lay  simultaneously
 the  Hindi  version  of  the  Report  on
 the  Table  of  the  House  today.  Such

 Hindi  copies  of  the  Report  would  be

 laid  on  the  Table  of  the  House  at  the

 earliest  opportunity.  [Placed  in

 Library.  See  2०  LT-1253/80].

 PROF.  भ.  ७  RANGA  (Guntur):
 What  is  this  Report  about?

 SHR,  YOGENDRA  MAKWANA:
 On  Tripura.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  (Basir-

 hat):  Let  us  have  a  discussion  on  it

 also.  aes


